भारत सरकार
खान मंत्रालय

राज्‍य  सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1487
05 दिसम्‍बर, 2011 को  उत्तर के लिए   
पुनरीक्षण अधिकरण
1487. श्री सैयद अज़ीज पाशा:
क्‍या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) मौजूदा खान कानूनों के अंतर्गत दी गई मंजूरी से संबंधित समस्‍याओं के निपटान के लिए मंत्रालय के तत्‍वाधान में कितने पुनरीक्षण अधिकरण कार्य कर रहे हैं; 
(ख) वे कितने-कितने अंतराल में बैठकें और मुद्दों पर निर्णय लेते हैं;

(ग) पुनरीक्षण अधिकरण किस हद तक बैठकों को स्‍थगित कर रहा है और छोटे उद्यमियों के लिए समस्‍याएं खड़ी कर रहा है; 
(घ) क्‍या यह सच है कि पुनरीक्षण अधिकरण अपने 98 प्रतिशत निर्णय बड़ी बहुराष्ट्रीय निगमो और बड़ी खान कंपनियों के पक्ष में देते हैं; और
(ड़) पुनरीक्षण अधिकरणों को पारदर्शी और सफल बनाने के लिए क्‍या कदम प्रस्‍तावित हैं?
उत्तर
खान राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री दिनशा पटेल)
(क):
जी, वर्तमान में चार ।
(ख):
खनिज रियायत नियमग ((एमसीआर) 1960 के नियम 55 के संबंध  में सुनवाई के लिए पुनरीक्षण मामले के तैयार होते ही पुनरीक्षण अधिकरण सुनवाई के लिए तारीख देते हैं । 
(ग):
सुनवाई कभी-कभी ही और वह भी सभी संबंधित को पूर्व सूचना देते हुए स्‍थगित की जाती है  ।
(घ):
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 30 तथा खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 54 और 55 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षण अधिकरणों द्वारा पुनरीक्षण आवेदन पर निर्णय किए जाते हैं । सुनवाई का अधिकार ऐसे पक्षों  को दिया जाता है जिन्‍हें केन्‍द्र सरकार के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन करने का सांविधिक उपाय का लाभ प्राप्‍त है  । मंत्रालय में बहुराष्‍ट्रीय निगमों (एमएनसी),  बड़ी कंपनियों, छोटे उद्यमियों आदि के पक्ष में किए गए निर्णयों के मामलों की संख्‍या के संबंध में मंत्रालय में कोई डाटा नहीं रखा जाता है । तथापि, यह फिर उल्‍लेख किया जाता है कि पुनरीक्षण आवेदन का निपटान उपरोक्‍त खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज रियात नियम (एमसीआर) 1960 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है  ।
(ड़) 
पुनरीक्षण आवेदनों पर, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 30 और खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 54 और 55 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षण अधिकरण द्वारा निर्णय लिए जाते हैं । सुनवाई का अधिकार ऐसे पक्षों को दिया जाता है जिन्‍हें केन्‍द्र सरकार के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन करने का सांविधिक उपाय का लाभ प्राप्‍त है । पारदर्शिता सुनिश्‍चित करने के लिए जारी सभी आदेशों को खान मंत्रालय की वेबसाइट में डाला गया है । 
********

